वर्ष 2001 का नौवहन महानिदेशालय का आदेश संख्‍या: 1.
संख्‍या: सीआर. 43(6)                            दिनांक- 27 मार्च 2001

      विषय :- भारत में समुद्री कर्मियों  का पंजीकरण तथा रोजगार  वाणिज्‍य पोत परिवहन  अधिनियम 1958 की धारा 456 के अंतर्गत परिशोधित मार्गदर्शी सिंध्‍दांत ।

      90 की दशक की शुरुवात के भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई उदारीकरण की नीति के अनुसार जो नाविक रोजगार कार्यालय (इसके बाद इसे नारोका कहां गया हैं) मुंबई में पंजीकृत हैं और जो करीब 14 नौवहन कंपनी के रोस्‍टर पर थे उन्‍हे वाणिज्‍य पोत परिवहन अधिनियम 1956 की धारा 456(1) के अंतर्गत वाणिज्‍य पोत 
परिवहन (नाविक रोजगार कार्यालय ) नियम 1086 के नियम 2734 (दोना शामिल) 
36, 37,39 और 40 के प्रावधानों से नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी दिनांक 12 नवंबर 1992 के एसईओ आदेश संख्‍या: 32 के अनुसार छुट प्रदान की गई थी ।

2. सीडीसी पर प्रविण सिंह समिती:-  
        अनुवर्ती रुप से  भारत सरकार ने 1995 में प्रविणसिंह समिती का सृजन किया ताकि सतत् उन्‍मोचन प्रमाणपत्रों (अब के बाद इसे सीडीसी कहां गया ) के मामलो से संबंधित पहलुओ की जांच की जा सके और यह समिती ने 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की और अन्‍य बातों के साथ साथ यह संस्‍तुती की कि 1992 में नारोका के कार्य जो  नियोक्‍ताओं  तथा समुद्री कर्मी युनियनों के पास जाने की शुरुवात हुई उसे आगे भी बनाये रखा जाये । 
3. क्षेत्र में उदारीकरण :-  
प्रविणसिंह समिती की संस्‍तुती के आधार पर जलभूतल परिवहन मंत्रालय के पत्र संख्‍या: बी.11015/45/95- एमटी. दिनांक 7 फरवरी 1997 के माध्‍यम से मार्गदर्शी सिंघ्‍दात जारी किये गये ताकि रेटिंग के लिए  नीजी क्षेत्र में 
प्रशिक्षण संस्‍था को मान्‍यता प्रदान की जाये  तथा उसकी  अनुमोदित प्रशिक्षण संस्‍थानो में समुद्री पूर्व प्रशिक्षण के अभ्‍यार्थियों का चयन किये जाने हेतू नौवहन कंपनीयों के प्रयोजित होने की आवश्‍यकता न हों ।  इसके परिणाम स्‍वरुप समुद्र प्रशिक्षण का क्षेत्र खुल गया  और  नीजी क्षेत्र में नौवहन महानिदेशक से अनुमोदित तमाम  प्रशिक्षण संस्‍थाये खुल गये । जो अभ्‍यार्थियों ने संस्‍थानों से उर्तीण होते हैं तथा जो आयु तथा चिकित्‍सा योग्‍यता के मांनदंडो पर खरे उतरते हैं तथा जो चार अनिवार्य एसटीसीडब्‍ल्‍यु (प्रशिक्षण प्रमाणन तथा निगरानी के मानक) पाठयक्रमों के सफलता पूर्वक पूरा करते हैं उन्‍हे सीडीसी जारी किये जाते है ।
4. समस्‍तरिय क्षेत्र तथा कंपनी रोस्‍टर :-

          नौवहन कंपनीयों को यह स्‍वतंत्रता प्रदान की गई कि वे प्रशिक्षित तथा योग्‍यता प्राप्‍त नाविकों को निदेशक नारोक आदि के माध्‍यम से किसी अफसरशाही प्रक्रिया के माध्‍यम की आवश्‍यकता के बिना रोजगार पर लगाया जाये चुंकि अब समुद्री प्रशिक्षण का क्षेत्र तथा समुद्र के रोजगार का कार्य बाजार भी मुक्‍त शक्तियों को दे दिया गया हैं । यह आवश्‍यक हो गया था कि भारतीय पोतो पर  नाविकों के रोजगार की प्रक्रिया को नियंत्रित करना बंद करे । नौवहन महानिदेशालय की अध्‍यक्षता में दिनांक 7 आगष्‍ट 1997 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नारोका में नाविकों के पंजीकरण प्रणाली को बंद किया जाये और देश के तीनो नारोका को इस संबंध में अनुदेश जारी किये गये । यह जलभूतल परिवहन मंत्रालय में हुई बातचित तथा इसके बाद सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिंघ्‍दांतो पर किया गया कि इसके बाद सरकार भारतीय  ध्‍वज जलयानों हेतू नाविकों के रोजगार के लिए भती  के विनियम के से दूर रहेंगी । समुद्र के प्रशिक्षण के पश्‍चात जो भी व्‍यक्ति पात्र होगा वह सीडीसी  प्राप्‍त कर सकेगा उसक बाद वह भारतीय या अन्‍य पोत पर स्‍वयं ही नोकरी की तलाश करेंगा । इसी तरह से हरेक समुद्री नौवहन कंपनी को यह स्‍वतंत्रता होगीं की वे किसी भी योग्‍यता प्राप्‍त नाविक सीडीसी धारक का चयन कर सके, इस तरह से भारतीय कंपनीयो को समस्‍तरिय क्षेत्र प्रदान किया गया ताकि वे भारतीय संमुद्री कर्मियों को भर्ती करने में विदेशी नौवहन कंपनीयों का मुकाबला कर सके । 1997 में नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी किये गये इन अनुदेशों के अनुक्रम में तमाम  नौवहन कंपनीयो ने अपने कंपनी रोस्‍टर, चयन के अपने मान दंडो का प्रयोग कर खुले बाजार से योग्‍य सीडीसी धारकों का चयन कर बनाये, और समुद्र में इस चयन पर किसी भी तरक का नियंत्रण नहीं किया ।

5. मुंबई तथा चेन्‍नई में वर्तमान स्थिती :- 
            वर्तमान मे मुंबई में नौवहन कंपनीयो ने अपने कंपनी रोस्‍टर बनाये हैं तथा जो नाविक जनरल रोस्‍टर पर हैं उनकी भर्ती अनिवार्य रुप से एसईओ के माध्‍यम से उन कंपनीयो के लिए नहीं की जा रहीं  जिनके पास कंपनी रोस्‍टर हैं । फिर भी कोलकता नक भारतिय नौवहन निगम लिमिटेड और एपीजे लाईसेंस आदि, ऐस लगता हैं कि ये कंपनी रोस्‍टर और जनरल रोस्‍टर से क्रमश: 75/25 या 60/40 के हिसाब से भर्ती करती हैं जो कि उनके बीच अनौपचारिक रुप में लिया गया निर्णय 
हैं । अनुवर्ती रुप में कोलकते में नाविक की जो श्रेणी जनरल रोस्‍टर में हैं उन्‍हे पोत पर नोकरी लगाकर समुद्र यात्रा करने में पांच साल से अधिक का समय लग जाता हैं तो वही दूसरी ओर नौवहन कंपनी को ऐसे कर्मियों को लेना पड़ता हैं जो आयु , अनुभव आदि के हिसाब से कंपनी की पसंद का न हो फिर भी उन्‍हे लेना इसलिये पडता हैं कि उनका नाम क्रमांनुसार आयो हैं ।  कोलकते मे कुल
मिलाकर करीब 3340 पंजीकृत नाविक हैं और वर्तमान में कोलकता से सिर्फ  3 नौवहन कंपनीया कार्य कर रहीं हें इनके नाम हैं भारतीय नौवहन निगम, इंडिया स्‍टीमशिप कंपनी लिमिटेड और एपीजी लाईन्‍स । चेन्‍नइ मे जनरल रोस्‍टर करीब 100 नाविको के लिए ही रखा जा रहा हैं जिन्‍हे नौकरीयों की कम संख्‍या के संबंध में भारतीय नौवहन निगम में ही लगाया जा रहा है ।
6. राष्‍ट्रीयता एकता के दृष्टिकोण की आवश्‍यकता:- 
            देश के भीतर तीन नाविक रोजगार कार्यालय हैं जो मुंबई, कोलकाता और चेन्‍न्‍ई में स्थित हैं। उनमे अलग अलग रितीयों से कार्य होता हैं। कुछेक मामलों में जिसमे नाविक रोजगार कार्यालय आदेशो से यह निर्देशित होते हैं और इनके काम काज में एकरुपता नहीं हैं। इस बात की आवश्‍यकता हैं कि सभी भारतीय समुद्री कर्मियो के प्रति एक जैसा व्‍यवहार किया जाऐं और ऐसे आदेश प्रख्‍यापित किये जाये जो मुंबई, कोलकाता और चेन्‍नई क्षेत्र के तीनो नाविक रोजगार कार्यालयों पर लागु हो जिससे उनका कार्य सुचारु हो सके और समुचे देश में एक ही तरीके से कार्य हो सके।

भारत सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति के अनुरुप ही कार्य होना चाहिये तथा समय समय पर लिये जाने वाले निर्णयों और समुद्री क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा रोजगार के संबंध में अपनाई जाने वाली रितियों का कानुनी आधार उपलब्‍ध करवाया जाना चाहिये।

7. नाविकों के पंजीकरण तथा रोजगार के और भी उदारीकरण किये जाना :- 
   पूर्वगामी विकास के आलोक में नौवहन महानिदेशक ने ध्‍यानपूर्वक 1992 में उदारीकरण के प्रक्रिया दृष्टिगत रखी हैं तथा 1997 में इसका विस्‍तार किया गया हैं और इस बात पर संतुष्‍ट होते हुए निदेशालय वाणिज्‍य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 95 और 96 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसीओ के माध्‍यम से नाविकों के पंजीकरण और रोजगार की आवश्‍यकता के मामले की परिस्थियों के दायरे में छुट दी जानी चाहिये । एतत् द्वारा 17 दिसंबर1960 के उन्‍हे उक्‍त शक्तियों का प्रत्‍यायोजन करने वाले एस ओ संख्‍या 3144 के माध्‍यम से भारत सकरकार द्वारा जारी की गई। 
अधिसूचना के साथ पठित केन्‍द्रीय सरकार वाणिज्‍य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 456 के खंड एक द्वारा प्रदत्‍ शक्तियों का प्रयोग करते हुए नाविक रोजगार कार्यालयके माध्‍यम से नाविकों को जाने से छुट प्रदान करते हैं और इसके अलावा यह निहित करते है कि निम्‍नांनुसार समुद्र क्षेत्र मे रोजगार से संबंधित मामलो तथा नाविक रोजगार कार्यालय के निम्‍नलिखित परिशोधित मार्गदर्शी सिघ्‍दांत हैं। 
(ए)  मुंबई, कोलकाता और चेन्‍नई तीनों नाविक रोजगार कार्यालयों मे से किसी के भी अब और नाविकों का पंजीकरण नहीं होंगा। 
(बी) नंवबी 1992 में और उसके बाद आगष्‍ट 1997 में नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी किये गये आदेश के बाद तथा इनके सवंर्धन में मुंबई कोलकाता और चेन्‍नई के नाविक रोजगार कार्यालय मे े किसी में भी जो नाविक पहले से पंजीकृत है तथा जो किसी कंपनी के जनरल रोस्‍टर पर हैं उसे तत्‍काल प्रभाव से वाणिज्‍य पोत परिवहन (नारोका) नियम 1986 के नियम 27 से 37 (दोनो शामिल), 36,37,39,40 और 45 के प्रावधानो से तत्‍काल प्रभाव से छुट प्रदान करते हैं। 
(सी) नौवहन कंपनीयां अपने आप इनका परिवर्तन करेगी, जिनमें उनके कंपनी के रोस्‍टर पर नाविकों के संबंध में उपरोक्‍त परिछेद् 7 (बी) में संदर्भित सभी नियमों के प्रावधानो का प्रवर्तन स्‍वंय करेंगी। उन्‍हे किसी अनुशासनात्‍मक उप समिती या निदेशक नाविक रोजगार कार्यालय को भेजे जाने की आवश्‍यकता नहीं होगीं। किसी विदेश नारोका के कार्यालय में जो भी मामले विध्‍दमान हैं उन्‍हे भी अंतिम भुगतान के लिए संबंधित नौवहन कंपनीयों के पास भेज दिया जायेगा ।

(डी) समय समय पर यथा संशोधित 21 फरवरी 1972 के नाविक रोजगार आदेश 19 के अनुसरण में संबंधितो कंपनीयों के द्वारा जब भी अपेक्षित होता सभी रेटिंगो के संबंध में क्रमोंकर्मी की जायेगी । तीनो नारोका निदेशक के कार्यालय मे किसी क्रमोन्‍मती के प्रस्‍ताव पर विचार नहीं किया जायेगा । किसी भी निदेशक नारोका कार्यालय को जो भी मामले विद्घ्मान  हैं उन्‍हे संबंधित नौवहन कार्यालय के पास अंतिम निपटान पर भेज दिया जायेगा ।

(इ) वाणिज्‍य पोत परिवहन (नारोका) नियम 1986 के नियम 46 के अनुसरण मे नाविक के पंजीकरण को मात्र निरस्‍त किये जाना ही मुंबई,कोलकाता और चेन्‍न्‍ई के निदेशक नाविक रोजगार कार्यालयो द्वारा जारी रहेगा, जो नाविक जनरल रोस्‍टर मे पंजीकृत होंगे ।

(एफ)
वे नौवहन कंपनीयां जो एक या कुछ ही पोत चलाती हैं, हो सकता हैं कि उन्‍होने अपना कंपनी रोस्‍टर न खोला हो और इसलिये संभव हैं कि वे नाविक जनरल रोस्‍टर से लेकर काम पर लगाते हो, अब से हर नौवहन कंपनी अपना कंपनी रोस्‍टर खोलने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार स्‍वतत्रं हैं । इसी तरह‍ से जिन अन्‍य कंपनी के पास कंपनी रोस्‍टर हैं व यदाकदा उन श्रेणीयों के लिए जनरल रोस्‍टर से नाविक ले सकते हैं जो श्रेणी उनके अपने कंपनी रोस्‍टर में उपलब्‍ध न हो। फिर भी अबके बाद से जनरल रोस्‍टर में किसी का नाम नहीं जोड़ा जायेगा । सभी नौवहन कंपनी के लिए यह आवश्‍यक होंगा कि वे इन सुधारो को अपने ध्‍यान में रखें, आवश्‍यक भर्ती प्रक्रिया को अपनाये और अन्‍य पेशों की तरह से गुणावगुण के आधार पर बिना किसी भय या भेदभाव के खुले बाजार से भर्ती करें। हर भारतीय कंपनी द्वारा ऐसे नाविकों को वरियता दी जाये जिससे भारतीय समुद्र क्षेत्र, सशक्‍त हो सके, जिसमें कल्‍याणोपाय, सेवा मे रहते मृत्‍यु या शारिरीक रुप से सक्षम हुए नाविको के आश्रितो के  कल्‍याणोपाय शामिल है।

(जी). ऐसा बताया गया हैं कुछ एक नौवहन कंपनी और नियोक्‍ता रंगरुपों पर नियुक्‍त होने पर या उससे पहले या तो उन्‍हे किसी भी नाम से अनामत प्रमाणपत्र लेने के लिए किसी न किसी बाहने से बाहरी निकायों के पास जैसे कि नाविक युनियन संगठन के पास भेजते है या उनसे इनकी अपेक्षा करते हैं अबके बाद से इसे तुरंत रोका जाना चाहिये किसी भी नाविक को मांगे जाने की रिती वाणिज्‍य पोत परिवहन नियम 1958 के प्रावधानों का उल्‍लघंन हैं।

(एच). इस बात पर फिर से बल दिया जाता हैं, कि भारत में किसी भी नाविक पाल द्वारा जारी की गई सीडीसी की वैघता रोजगार पाने के लिए समुचे देश मे एक सी होगी तथा मुंबई, कोलकाता,चेन्‍नई के नाविकपालों द्वारा सीडीसी के द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर भारतीय नौवहन कंपनी खुले बाजार से किसी भी योग्‍य पात्र समुद्री कर्मी को लेने के लिए स्‍वतत्रं हैं ताकि हर नाविक को समान मौका मिले साथ ही हर एक कंपनी को और भर्ती के किसी भी प्रकार न तो किसी प्रकार की बंदिश हो और न ही किसी प्रकार की बाधा या अड़चन हो। 
8. गत आदेशों के अधिक्रमण में यह प्रवृत होता हैं :- 
       यह आदेश तत्‍काल प्रभाव से प्रवृत होंगा और 12 नवंबर 1992 के नाविक रोजगार कार्यालय आदेश संख्‍या: 32 का अधिक्रमण करेगा, साथ ही यहां उपर दिये गये किसी भी मामले के संबंध में पहले जो भी नाविक रोजगार आदेश रहें होगे यह उनके अधिक्रमण में है। 
हस्‍ताक्षर/- 
( डी.टी.जोसेफ् )
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